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जिसका उत्‍तर 16 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।
.....
जल संरक्षण हेतु कार्यक्रम
1214. 
श्री जुगुल किशोर : 
क्‍या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(1) क्‍या देश में तेजी से घटते भूमिगत जल स्‍तर और जल की उपलब्‍धता में कमी को ध्‍यान में रखकर सरकार ने जल संरक्षण हेतु राष्‍ट्रीय स्‍तर पर कोई कार्यक्रम बनाया है या बनाने के लिए कदम उठाने का प्रस्‍ताव है;

(2) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(3) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन  मंत्री  (श्री  हरीश रावत) 

(क)
जी, हां ।  भारत सरकार ने राष्‍ट्रीय जल मिशन (एनडब्‍ल्‍यूएम) सहित विभिन्‍न राष्‍ट्रीय मिशन शुरू किए हैं ।  राष्‍ट्रीय जल मिशन का उद्देश्‍य एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन, अति दोहित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर जोर देने की कार्यनीतियों और भूजल संसाधन के भौतिक स्‍थायित्‍व के माध्‍यम से जल का संरक्षण, अपव्‍यय को कम से कम करना और राज्‍यों के बीच एवं राज्‍यों में जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है ।  जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड ने Xवीं एवं XIवीं योजना के दौरान “भूजल प्रबंधन एवं विनियमन” संबंधी स्‍कीम के अंतर्गत प्रदर्शनात्‍मक वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी परियोजनाएं भी शुरू की हैं ।
(ख) और (ग)

ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है । 
अनुलग्‍नक
‘जल संरक्षण हेतु कार्यक्रम’ के संबंध में राज्‍य सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्‍तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1214 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक । 
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जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड ने XIवीं योजना के दौरान “भूजल प्रबंधन एवं विनियमन” की स्‍कीम के अंतर्गत प्रदर्शनात्‍मक वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें 21 राज्‍यों में 1661 संरचनाओं के निर्माण के लिए 133 प्रदर्शनात्‍मक वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं स्‍वीकृत की गई थीं ।  जल राज्‍य का विषय होने के कारण भूजल स्‍तर में गिरावट को रोकने हेतु आवश्‍यक कदम उठाने और भूजल संसाधन के संवर्धन के लिए उपाय अपनाने की जिम्‍मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्‍य सरकारों की है ।  तथापि जल संसाधन मंत्रालय ने निम्‍नलिखित उपाय अपनाये हैं: 
i.    IXवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्‍ययन के लिए एक केन्‍द्रीय क्षेत्र स्‍कीम का कार्यान्‍वयन ।
ii.    Xवीं और XIवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भूजल प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी केन्‍द्रीय क्षेत्र स्‍कीम के अंतर्गत प्रदर्शनात्‍मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन । 
iii.    भूजल स्‍तर में गिरावट के रूझान को रोकने के लिए राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्‍कीमें बनाने में सक्षम बनाने के लिए भूजल के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल/दिशा-निर्देशों का परिचालन करना । 
iv.    “भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्‍टर योजना ” शीर्षक से एक संकल्‍पनात्‍मक रिपोर्ट तैयार करना । 
v.    भूजल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन तथा नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए) का गठन । 
vi.    जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठयक्रमों, प्रदर्शनियों, मेलों आदि में मॉडल प्रदर्शित करके, प्रमुख सार्वजनिक स्‍थलों पर होर्डिंग लगा कर, विद्यालयी बच्‍चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आदि के माध्‍यम से जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में जागरूकता फैलाना । 
vii.    सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को वर्षा जल संचयन के लिए प्रावधान को यथोचित रूप से समाविष्‍ट करते हुए भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन तथा नियंत्रण के लिए उपयुक्‍त विधान अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए ‘मॉडल बिल ’ का परिचालन।  
*****
